
 
 

भारत सरकार                                                                                            
गहृ मंत्रालय                                                                                             
राज्य सभ                                                                            

अतारां�कत प्र� संख्2000 
�दनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उ�र के �लए 

 

व्यापक �हंसा तथा जा-माल क� तबाह� को रोकने के �लए उठाए गए कदम 

2000. श्री  .ट�.एस. तुलसी: 
 

क्या गृह मंत्री यह बताने क� कृपा  कर�गे:   
(क) व्यापक �हंसा तथा जा-माल क� तबाह� जैसा�क हाल ह� म� ह�रयाणा म� घ�टत हुआ, जैसी 
घटनाओं को रोकने के �लए कायर-योजना बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और  

(ख) य�द हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?  
 

उ�र 
गहृ मंत्रालय म� राज्य मं(श्री ह�रभाई परथीभाई चौध) 

(क) और (ख) :  माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार� एवं �नजी संप��य� का नुकसान बना

आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य क  मामले म� �रट य(दािण्ड) संख्या77/2007 पर �दए गए 

�दनांक 16 अप्र, 2009 के अपने �नणर्य म� संबं�धत प्रा�धका�रय� को उनके द्वारा  ग�ठत स�म�

�रपोटर् के क ायार्न्वयन हेतु प्रभावी कदम उठाने का सुझाव �दया था। तद, �वद्र, बंद, हड़ताल 

आ�द के नाम पर सरकार� संप��य� का �वनाश करने एवं ��त पहंुचाने तथा ऐसी �वनाशकार� 

ग�त�व�धय� को रोकने संबंधी �दशा-�नद�श� के बारे म� गहृ मंत्रालय द्वारा र/ संघ राज्य �ेत्र� 

�दनांक 6 मई, 2013 को एक परामश�-पत्र जार� �कया गया था 

इसके अ�त�र�, ‘पु�लस’ और  ‘लोक व्यवस्’ राज्य का �वषय होने के कार , कानून एवं 

व्यवस्था बनाए रखने के स ंबंध म� कारर्वाई मुख्य रूप से राज्य सरकार � के अ�धकार �ेत्र

है। तथा�प, क� द्र सरकार कानून एवं व्यवस्था के गंभीर मामल� पर राज्य सर कार� के साथ आस

साझा करती है और राज्य सरकार� द्वारा जब कभी भी अनुरोध �कया जाता है तो राज्य प्रा�

क� सहायता के �लए क� द्र�य सश� पु�लस ब(सीएपीएफ) भी मुहैया कराती है। 
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